भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2318
(जिसका उत्तर 06 दिसम्बर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)
सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा संगृहीत प्रीमियम
2318.
श्रीमती वंदना चव्हाणः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
वर्ष 2014 से 2016 तक सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा दुर्घटना दावों के लिए कितना प्रीमियम संगृहीत किया गया है और इन दावों हेतु कितनी राशि संवितरित की गई है;
(ख)
क्या संगृहीत राशि और संवितरित राशि में कोई विसंगति पाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
क्या सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में सड़क सुरक्षा हेतु आवंटित 500 करोड़ रुपए का उपयोग किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) और (ख): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 और वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम राशि उपगत दावों का विवरण निम्नानुसार हैः
	सरकारी क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना संबंधी कारोबार

	वित्तीय वर्ष
	निवल अर्जित प्रीमियम (करोड़ रुपए में)
	निवल उपगत दावे (करोड़ रुपए में0

	2014-15
	           630.02 
	              416.39 

	2015-16
	           731.60 
	              620.95 


बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्ययों को पूरा करने के अलावा पॉलिसी संविदा की शर्तों एवं निबंधन के अनुसार व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के संबंध में सरकारी बीमा कंपनियों द्वारा संगृहीत प्रीमियमों का उपयोग दावों के निपटान के लिए किया जाता है।
(ग): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों की मरम्मत करने का कार्य करने के लिए 2015-16 में 500 करोड़ रुपए निर्दिष्ट किए गए थे। 2015-16 में अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया।
2016-17 के लिए, अधिसूचित राजमार्गों पर पहचान किए गए गड्ढों की मरम्मत कार्य सहित विभिन्न सड़क सुरक्षा इंजीनियरी कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा इंजीनियरी कार्यों की मंजूरी और कार्यान्वयन एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है और अब तक 84.43 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
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